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संकल्प 
7 अक्टूबर , 2016 


विषय :- अंतर्विभागीय निःशुल्क भूमि हस्तांतरण से संबंधित सभी मामलों के निस्तार की शक्ति 

उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने के संबंध में । 
संख्या- 4/सभू० नीति- 154/ 2016 -5504/ रा० -- मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 23 मार्च, 2010 के 
मद संख्या -34 " अन्यान्य " के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में मात्र अंर्तविभागीय निःशुल्क 
भूमि हस्तांतरण से संबंधित सभी मामलों के निस्तार की शक्ति-विभागीय परिपत्र सं०-1245/ रा०, 
दिनांक 6 मई, 2010 के द्वारा संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त को प्रत्यायोजित है । 

प्रायः देखा जा रहा है कि विभिन्न योजनाओं/ परियोजनाओं के लिए विभिन्न विभागों से 
भूमि की उपलब्धता के लिये प्राप्त अधियाचना के आधार पर उनको वांछित भूमि शीघ्र उपलब्ध नहीं 
हो पा रही है, जबकि प्रदेश में बड़े पैमाने पर चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/ परियोजनाओं का 
क्रियान्वयन ससमय प्रारंभ होने एवं लागत व्यय में अपेक्षित बचत होने के साथ ही , विकास एवं 
जन -कल्याण सम्बन्धी कार्यों का लाभ त्वरित रूप से मिलने के उद्देश्य से उक्त योजनाओं के लिए 
भूमि का शीघ्र हस्तांतरण किया जाना अपेक्षित है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 14 अक्टूबर , 2016 
अतः मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 4 अक्टूबर, 2016 के मद सं०-02 में लिये गये 
निर्णय के आलोक में विभागीय परिपत्र संख्या- 1245/ रा., दिनांक 6 मई , 2010 को संशोधित करते हुए 
अंतर्विभागीय निःशुल्क भूमि हस्तांतरण से संबंधित सभी मामलों के निस्तार की शक्ति प्रमण्डलीय 
आयुक्त के स्थान पर उपायुक्त को प्रत्यायोजित की जाती है । 

( क) विभागीय परिपत्र संख्या-1245/ रा., दिनांक 6 मई , 2010 एवं पत्रांक -3026/ रा., दिनांक 
7 अक्टूबर, 2010 में वर्णित शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे । 

( ख ) उपायुक्त के द्वारा संबंधित विभागों से सहमति प्राप्त करने के उपरांत संबंधित 
परियोजनओं के लिए अधियाची विभाग द्वारा निर्धारित भूमि के रकबा के अनुसार भूमि का 
अंतर्विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण किया जायेगा | 

( ग ) अंतर्विभागीय निःशुल्क भूमि हस्तारण से संबंधित निस्तारित मामलों की सूचना संबंधित 
उपायुक्त के द्वारा निश्चित रूप से राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध करायी 
जायेगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


कमल किशोर सोन , 
सरकार के सचिव । 
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